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सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्र

1652. श्री संभाजी छत्रपतीः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित 34 सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्रों की समयावधि महज 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गयी है;
(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र इसके बाद कैसे बने रह पायेंगे और अपना कार्य जारी रखने हेतु धनराशि कैसे प्राप्त कर पायेंगे;
(ग) इन्हें बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है; और
(घ) समावेशी विकास को देखते हुए क्या सरकार इन केन्द्रों को स्थायी दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी?
उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(डॉ. सत्यपाल सिंह)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 34 सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है। यूजीसी ने “सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना” योजना को 12वीं योजना से आगे 31.03.2019 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 31.03.2019 से आगे योजना को जारी रखा जाना योजना की समीक्षा पर निर्भर होगा।
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